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जिसका उत्‍तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।
.....
भारतीय जल सप्ताह की विवेचनाओं का क्रियान्वयन
3670. श्री तिरुची शिवा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
अप्रैल, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जल सप्ताह की विवेचनाओं के पश्चात सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों एवं इनके क्रियान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या वर्ष 2017 में 'भारतीय जल सप्ताह' पुन: आयोजित किया जाएगा; और 
(ग) 
यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उन देशों, जिनके भाग लेने की संभावना है, का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क)
चौथा भारत जल सप्‍ताह-2016, 04 से 08 अप्रैल, 2016 तक आयोजित किया गया था जिसका विषय “सबके लिए जल-सामूहिक प्रयास” था  । सम्‍मेलन की सिफारिशें कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍य सरकारों को सिंचाई/जल संसाधन तथा कृषि विभाग को भेज दी गई हैं । सिफारिशें/कार्य बिन्‍दुओं का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है ।
(ख) और (ग)
जी, हां । भारत जल सप्‍ताह-2017 संभवतया 10 से 14 अक्‍तूबर, 2017 तक मनाया जाएगा जिसमें आस्‍ट्रेलिया, मिश्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलीपीन, दक्षिण अफ्रीका, स्‍पेन, श्रीलंका तथा इंग्‍लैंड के भाग लेने की संभावना है । 
अनुलग्‍नक
भारत जल सप्‍ताह-2016 की सिफारिशें/कार्यबिंदु
1. जल की कमी का सामाजिक जीवन के सभी आयामों में इसकी प्रचुरता के फलस्‍वरूप जल के प्रभाव को समाज के सभी वर्गों को उपयुक्‍त परिप्रेक्ष्‍य में बताए जाने की आवश्‍यकता है ।
2. पेयजल आपूर्ति स्रोत की निरंतरता और इसकी गुणवत्‍ता सुनिश्चित करना, योजना प्रक्रिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए ।
3. सिंचाई पेशेवरों और किसानों का क्षमता निर्माण, विशेषकर फील्‍ड स्‍तर प्रदर्शन और फील्‍ड स्‍तर प्रशिक्षण के माध्‍यम से,  जल उत्‍पादन में सुधार तथा तकनीक के कार्यान्‍वयन में महत्‍वपूर्ण है  । 
4. नए डिजाइनों और तकनीकों का उपयोग अविलंब प्रारंभ किया जाना चाहिए  ।
5. जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन संबंधी बढ़ती चुनौतियों और जटिलताओं को देखते हुए स्‍टेक होल्‍डर केन्द्रित शोध को बढ़ावा के लिए तंत्र तैयार करने और स्‍टेक होल्‍डरों के लाभ हेतु फील्‍ड अनुप्रयोग में शोध निष्‍कर्षों का अनुवाद भी अत्‍यंत आवश्‍यक है ।
6. जल संसाधन विकास के तकनीकी पहलुओं के शोध के अलावा, नीतिगत मामलों पर शोध को बढ़ावा देने की आवश्‍यकता है ताकि विभिन्‍न क्षेत्रों में तेजी से बदलते समाजिक और आर्थिक परिदृश्‍य को देखते हुए प्रबंधन संबंधी मसलों का समाधान हो सके ।
7. कृषि उद्योगों को 3 आर-दृष्टिकोण अर्थात जल के संरक्षण हेतु जल के उपयोग को कम करना, जल का पुन: प्रयोग और पुनर्चक्रण अपनाना चाहिए और साथ ही विशिष्‍ट प्रयोजनों के लिए इस्‍तेमाल हेतु अपशिष्‍ट पानी का प्रभावी परिशोधन करना चाहिए ।
8. भारत में उपलब्‍ध जल संसाधनों में स्‍थान और समय के अनुसार अंतर होने और प्राय: सूखे तथा बाढ़ के रूप में इसके परिणामस्‍वरूप, नदी जोड़ कार्यक्रम  के अंतर्गत पता लगाई गई विभिन्‍न परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन संबंधी कार्यों को तुरंत करने की आवश्‍यकता है ।
9. सतत विकास लक्ष्‍यों के बीच अंतर क्षेत्र संबंध है, जल और ऊर्जा एक-दूसरे पर निर्भर हैं। विश्‍वसनीय सुरक्षित जल और विद्युत तक पहुंच सबसे बड़ी समस्‍या है और जब इन्‍हें दूर कर लिया जाता है तो द्वितीयक और तृतीयक आवश्‍यकताओं को पूरा करना आसान होता है । वित्‍तीय स्‍थायित्‍व को सुनिश्चित करने एवं जल की बर्बादी को रोकने को भी बढ़ावा देने के लिए जल सुविधाओं के संदर्भ में सेवा प्रभारों के लिए उपयुक्‍त तंत्र बनाने की आवश्‍यकता है । भारत में विभिन्‍न जल संबंधी मुद्दों के समाधान में सतही एवं भूजल का संचयी प्रयोग एक अहम  भूमिका अदा कर सकता है ।
10. ज्यादा जल सुरक्षा एवं कम वर्षा वाले मौसम के दौरान नदियों में पर्याप्‍त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए संभव महत्‍वपूर्ण स्‍थानों पर घाटी संचयन एवं ऑफ चैनल संचयन को शीघ्रता से विकसित किया जाना चाहिए ।
11. जल और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से जल क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए विशेषकर सिंचाई विकास के लिए जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु वित्‍तीय परिव्‍यय को बढ़ाए जाने की जरूरत है । सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्‍तपोषण हेतु नए-नए तंत्र बनाए जाने हैं ।
12. बेसिन स्‍तरीय योजना में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्‍ल्‍यूआरएम) दृष्टिकोण अपनाने के लिए उचित विधिक शुरूआत सहित मजबूत साक्ष्‍य आधारित दृष्टिकोण से मॉडलिंग के साथ आयोजना कार्यों में सभी पणधारियों की भागीदारी एवं संस्‍थागत सुधारों की आवश्‍यकता है ।
13. नदी की गाद के सकारात्‍मक एवं नकारात्‍मक दोनों प्रभाव हैं और इन मुद्दों के समाधान हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्‍यकता है ।
14. जलभृत्‍त मानचित्रण कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन में राज्‍य सरकार के विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी समझी जाती है तथा सहयोगात्‍मक तंत्र को राज्‍य और केन्‍द्रीय एजेंसियों  के साथ आवश्यक रूप से सुदृढ़ किया जाना है । विशेषताओं में बड़े अंतरालों को देखते हुए जलभृत्‍त मानचित्रण से संबंधित अध्‍ययनों का दायरा बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए ।
15. राष्‍ट्रीय और राज्‍य दोनों स्‍तरों पर जल क्षेत्र में क्षमता निर्माण की आवश्‍यकता को ठीक से नहीं समझा गया है और इसके कारण ही प्रशिक्षण नीतियों की कमी है । जल क्षेत्र में उपयुक्‍त प्रशिक्षण नीति के निर्माण एवं कार्यान्‍वयन की तत्‍काल जरूरत है ।
16. सिंचाई संभाव्‍य सृजित (आईपीसी) और सिंचाई संभाव्‍य उपयोग (आईपीयू) के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्‍य से नहर कमानों में अनेक कार्रवाई प्राथमिकता आधार पर की जानी जरूरी है जिनमें अन्‍य कार्रवाई के साथ-साथ (क) भागीदारी सिंचाई प्रबंधन; (ख) ऑटोमेशन; (ग) प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली; और (घ) निर्णय सहायक प्रणाली शामिल हैं।






